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अतारां कत न सं या 1528 
िजसका उ र 15 दसंबर, 2022 को दया जाना है। 

*** 
भू-तल य लघु सचंाई योजनाएं 

1528. एडवोकेट ए.एम. आ रफ: 
या जल शि त मं ी यह बताने क  कृपा करगे क: 

(क)  या सरकार पीएमकेएसवाई के भाग के प म भू-तल य लघु सचंाई (एमएमआई) योजनाओं 
को कायाि वत कर रह  है और य द हां, तो त  सबंंधी  यौरा  या है; 

(ख)  या सरकार को एसएमआई के तहत अपने े  को शा मल करने के लए केरल रा  य से 
कोई अ  यावेदन ा  त हुआ है और य द हां, तो उस पर  या कारवाई क  गई है;और 

(ग)  या सरकार का केरल रा  य म  येक एसएमआई योजना क   यनूतम भू म क  आव  यकता 
को मौजदूा बीस हे  टेयर से कम करके दस हे  टेयर करने का वचार है और य द हां, तो 
त  संबंधी  यौरा  या है और य द नह ं, तो इसके  या कारण ह? 

उ र 
जल शि त रा य मं ी ( ी ब वे वर टूडू) 

(क): धानमं ी कृ ष सचंाई योजना (पीएमकेएसवाई) वष 2015-16 के दौरान शु  क  गई थी, 
िजसका उ दे य कृ ष म जल क  भौ तक पहंुच को बढ़ाना और सु नि चत सचंाई के तहत कृ ष यो य 
े  का व तार करना, कृ ष म जल उपयोग द ता म सुधार करना, सतत ् जल संर ण थाएं, 

इ या द ार भ करना था। भूतल लघु सचंाई (एसएमआई) योजना पीएमकेएसवाई के हर खेत को 
पानी (एचकेकेपी) घटक का एक भाग है। इस योजना के अंतगत, योजना के नधा रत मानदंड  के 
अनुसार, रा य सरकार  को चि हत भूजल लघु सचंाई (एसएमआई) प रयोजनाओं/प रयोजनाओं के 
समूह के लए क य सहायता दान क  जा रह  है। 

(ख): गत पांच वष  म, इस मं ालय को केरल सरकार वारा, एसएमआई योजना के तहत शा मल 
करने के लए कोई पा  ताव तुत नह ं कया गया है। 

(ग): जनवर , 2022 म जार  एसएमआई योजना के वतमान दशा- नदश  के अनुसार, समावेशन के 
लए पा ता शत के साथ-साथ, उ र पवू  और हमालयी रा य  के अलावा अ य रा य  के लए, 
येक प रयोजना हेतु यूनतम 20 हे टेयर का खेती यो य कमान े  (सीसीए) नधा रत कया गया 

है। इन रा य  म 5 कमी के दायरे म एसएमआई प रयोजना समूह के लए सीसीए यूनतम 50 
हे टेयर होना चा हए। 

हालां क, केवल हमालयी और उ र पूव  रा य  के अलावा अ य रा य  क  एसएमआई प रयोजनाएं, 
जो आ दवासी, सूखा- वण वकास काय म, रे ग तान वकास काय म, बाढ़ वण, या वामपंथी 
उ वाद भा वत े  को लाभाि वत करती ह, वे योजना म शा मल होने क  पा  ह। 

वतमान म, केरल स हत कसी भी रा य के लए उपयु त पा ता मानदंड को संशो धत करने का कोई 
ताव भारत सरकार के वचाराधीन नह ं है। 

***** 


